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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *74 
जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।

.....

‘नमामि गंगे मिशन' के अंतर्गत प्रगति
*74. 
कुमारी शैलजा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
'नमामि गंगे मिशन' (एनजीएम) के अधीन क्या प्रगति हुई है; 
(ख) 
सरकार की संरक्षण प्रक्रिया को कब तक पूरा करने की योजना है; 
(ग) 
क्या गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की सफाई संबंधी परियोजना का कार्य किसी निजी भागीदार को दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
क्या गंगा स्वच्छता संबंधी निधि में कोई अंशदान प्राप्त हुआ है, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण  एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
कुमारी शैलजा, संसद सदस्य द्वारा “नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत प्रगति” विषय पर पूछे गए दिनांक 17.12.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *74 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण
(क) और (ख) नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार वित्तीय सहायता देकर गंगा नदी के प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने दिनांक 05.10.2009 को हुई अपनी पहली बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि वर्ष 2020 से गंगा नदी में किसी भी नगरपालिका का अशोधित सीवेज अथवा औद्योगिक बहिर्स्राव प्रवाहित नहीं किया जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण की दृष्टि से कई कार्यकलाप किए गए हैं। अब तक, 24672 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 254 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे पर बसे शहरों से निकलने वाले लगभग 2953 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज के मुकाबले गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में सीवेज परिशोधन 1305 एमएलडी (2014) से बढ़कर 1822 एमएलडी हो गई है। इसके अलावा, 819 एमएलडी सीवेज परिशोधन संयंत्र क्षमता सृजन की परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में हैं और 731.5 एमएलडी क्षमता सृजन की परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद उनकी निविदा प्रक्रिया चल रही है। 
गंगा की सहायक नदियों अर्थात यमुना, काली, रामगंगा, गोमती, हिंडन, सरयू, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, क्यूल, कोसी, महानंदा और दामोदर पर भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अब तक, 4580 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 1898 एमएलडी एसटीपी क्षमता सृजन/पुनर्बहाली के लिए 23 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
(ग) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई संबंधी परियोजनाएं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अनुमोदित की जाती हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकार के कार्यान्वयन अभिकरणों अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन अभिकरण इन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के अभिकरणों को सौंप देते हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं हाइब्रिड एन्यूटी आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर भी निष्पादित की जाती हैं जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंसेसनरों को निर्माण अवधि के दौरान परियोजना की 40 प्रतिशत पूंजी लागत प्रदान की जाती है। जबकि शेष राशि एन्यूटी के रूप में प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभार सहित 15 वर्षों के दौरान संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर दी जाती है।
इसके अलावा, कुछ परियोजनाएं/कार्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निजी कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।
(घ) स्वच्छ गंगा कोष के अंतर्गत प्राप्त कुल योगदान राशि 268.49 करोड़ रूपए है।
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